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 ली  गई  है  ।  अब  आप  बैठ  जाइए  ।
 ....... (  व्यवधान  )

 (  अनुवाद 1]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समय  नहीं  है  ।  आपको  यह  भी  समझना  चाहिए  कि
 समय  की  कमी  है।

 [  अनुवाद ३

 श्री जगमीत सिंह  बरार  :  मैं  अपनी  अन्तिम  बात  कहूंगा।

 [  हिन्दी 1

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  देश  के  लिए  और  पंजाब  के  लिए
 कुछ  किया  है,  उसके  लिए  मैं  उनका  बहुत  आभारी  हूं,  लेकिन  यदि  रूलिंग  पार्टी
 और  देश  यह  समझे  कि  कर्जे  माफ  करके  पंजाब  को  हमेशा  के  लिए  शांत  किया
 जा  सकता  है,  तो  यब  एक  बहुत  बड़ी  गलतफहमी  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बैठ  जाएं,  यह  भी  आप  देश  की  बहुत  बड़ी  सेवा
 कर  रहे  हैं।

 श्री जगमीत सिंह  बरार  :  मैं  कोई  फिरकापरस्ती का  भाषण नहीं  कर  रहा
 हूं,  मैं  हकीकत  बयान  कर  रहा  हूं  ।  जो  पंजाब  के  आउटस्टैंडिंग  इशूज  हैं,  उनको  ब्यान
 कर  रहा  हूं,  29  वर्ष  से  पंजाब  को  राजधानी  नहीं  मिली  है  ।  15000  लोगों  का  कत्ल
 होने  के  बाद,  कमीशन  नियुक्त  होने  के  बाद  भी  दिल्ली  दंगों  के  दोषी  दनदनाते  हुए
 घूम  रहे  हैं,  एक  भी  आदमी  को  संजा  नहीं  दी  गई  है,  इससे  बड़ी  खतरे  की  घंटी  देश
 के  लिए  और  क्या हो  सकती  है।

 इसलिए  मैं  यह  गुजारिश  करूंगा  कि  उन  केसेज  को  फौरी  तौर  पर  एक्स्पीडाइट
 करके  जो  जिम्मेदार  लोग  हैं  उनको  गिरफ्तार  किया  जाये।  अंत  में  मैं  यह  कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा
 है,  कृपया  बैठ  जाइए,  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दूंगा  कृपया  बैठ  जाइए।।

 (  व्यवधान )  *

 प्रधान  मंत्री  (  श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव)  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मैं
 उन  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  वाद  विवाद  में  भाग  लिया  और  अपने
 बहुत  अमूल्य  सुझाव  दिए  |  जिन  सदस्यों  ने  अपनी  बातें  कहीं  हैं  मैं  उनके  नाम  सहित
 उनकी  बातों  को  नहीं  उठाऊंगा  ।  मैंने  उनमें  से  कुछ  बातें,  कुछ  मामले  चुने  हैं  जिनके
 बारे  में  मैं  सभा  को  अपने  विचार  प्रस्तुत  करना  चाहूँगा  ।

 महोदय,  हमने  1991  और  70  में  व्याप्त  स्थितियों  से  अब  तक  एक  लम्बा
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 सफर  तय  किया  है  ।  मैं  उनको  याद  नहीं  करना  चाहता  हूं.  और  न  उनके  बारे  में  सभा
 को  दिलाना  चाहता  हूं,  मैं  केवल  इतना  कहूँगा  कि  राष्ट्र  के  इस  लंबे  सफर  में  हम
 अब  एक  ऐसे  बिंदु  पर  पहुंचे  हैं  जहां  से  हम  आत्मविश्वास  और  आशा  से  भविष्य
 की  ओर  देख  सकते  हैं  और  संसद  सदस्यों  को  दिए  गए  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण
 में  इसी  बात  पर  जोर  दिया  गया  है।  मैं  इस  भावना  का  समर्थन  करता  हूँ।  मैं  उस
 आशावाद  का  समर्थन  करता  हूँ  क्योंकि  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  जो  भी  हुआ
 है  वह  इस  आशावाद  का  औचित्य  सिद्ध  करता  है,  तथ्य,  आंकड़े  ,  स्थिति  जैसा  कि
 हमने  समय-समय  पर  देखा  है  --हमने  ये  चार  वर्ष  गुजारे  हैं  --  ये  सब  इस  तथ्य
 के  साक्षी  हैं  कि  राष्ट्रपति  जी  का  आशावाद  पूर्णतया  उचित  है।

 महोदय  ऐसा  लगता  है  कि  हम  यह  भूल  रहे  हैं  कि  हमने  पिछले  वर्ष  और  इससे
 पहले  के  वर्ष  में  क्या  कहा  था  क्योंकि  जब  हम  इस  वर्ष  बात  कह  रहे  हैं  तो  हमें  ऐसा
 लगता  है  कि  हम  पहली  बार  कुछ  कह  रहे  हैं  ।  महोदय,  मैं  सभा  को  याद  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  1991  से  ही  सरकार  के  कार्य  की  भावना  वही  रही  है  ।  सरकार  के
 कार्यों  का  प्रयोजन  और  सरकार  की  नीतियां  नहीं  बदली  हैं  ।  यह  उसी  पद्धति  पर
 हैं  ।  1991  से  1992  तक  हम  केवल  प्रयोग  कर  रहे  थे।  1992  के  कार्यक्रमों में,
 नीतियों  में,  दृष्टिकोण  में  और  जो  कुछ  केन्द्रीय  सरकार  कर  रही  है  उनमें  निरन्तरता
 पाएंगे  ।  मैंने  1991  में  यह  कह  कर  शुरुआत  को  थी  कि  हमारे  कार्य  परिवर्तन  सहित
 निरन्तरता  के  मूल  सिद्धान्त  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।  जैसे  ही  हमारी  आर्थिक  स्थिति
 सुधारी  है,  निर्धनों  के  प्रति  हमारी  प्रतिबद्धता  उनके  लिए  निर्धारित  अधिक  परिव्यय
 में  परिलक्षित  होती  है,  यह  अधिक  परिव्यय  सभा  में  उपलब्ध  आकड़ों  से  देखा  जा
 सकता  है,  हर  साल  ऐसा  होता  रहा  है,  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण,  बजट  और  नीति
 निरुपण  मैं  इसी  बात  पर  जोर  दिया  जाता  रहा  है,  इसके  परिणामस्वरूप  1992  से
 प्रत्येक  वर्ष  हम  आरम्भ  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की  बढ़ती  संख्या  को  देख  रहे
 हैं।  मैने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  हम  असीमित  पूंजीवाद  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 नहीं  करेंगे  और  निर्धनों  को  कार्यक्रमों  से  बाहर  नहीं  कर  देंगे,  हमने  अपनी  स्थिति
 को  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  था,  1993  में  मैंने  बताया  था  कि  1993-94  के  बजट  का
 उद्देश्य  निर्धनता  को  कम  करने  और  रोजगार  को  बढ़ाने  की  नीति  पर  जोर  देने  की
 है।  हमने  उसी  दिन  से  इसे

 '
 हयूमन  फेसਂ  का  नाम  दिया।  हम  इस  वर्ष  पहली

 बार  ऐसा  नहीं  कह  रहे  हैं  ।  निर्धनों  का  उत्थान  हमारा  लक्ष्य  रहा  है,  इसलिए  1994
 में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  आशावाद  था  और  इस  वर्ष  उस  आशावाद और
 आत्मविश्वास  की  पुष्टि  हुई  है  ।  कांग्रेस  के  मूल  दर्शन  के  प्रति  हमारा  जोर  और
 प्रतिबद्धता  अबाधित  रूप  से  जारी  है  |  जबकि  हमारी  उपलब्धियां  महत्वपूर्ण  रही  हैं  ,

 अभी  अनेक  समस्याएं  ऐसी  हैं  जिनका  देश  समाना  कर  रहा  है,  उस  बात  से  इनकार
 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इन  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  है  और
 मैं  अधिक  से  अधिक  का  उत्तर  दूँगा  ।

 महोदय,  पहली  आलोचना  जो  न  केवल  आज  की  गई  है  अपितु  हर  वर्ष  की
 जाती  रही  है  वह  नई  आर्थिक  नीति  के  विरुद्ध  है  कि  यह  नीति  गलत  है  और  देश
 के  हितों  के  विरुद्ध है,  महोदय,  इस  आलोचना  का  उत्तर  मुझे  बहुत  अधिक  जोर
 देकर  नहीं  देना  पड़ेगा  और  न  इस  बात  को  बार-बार  कहना  पड़ेगा  क्योंकि  पिछले
 कुछ  वर्षों  से  अथवा  कम  से  कम  एक  वर्ष  से,  हो  सकता  है  1  वर्ष  से  अधिक  समय
 के  दौरान  जो  कुछ  हो  रहा  है  जब  उत्तरोत्तर  सरकारें  जो  कांग्रेस  द्वारा  शासित  नहीं
 थी,  उसी  पद्धति  पर  आई  तो  इससे  मेरा  काम  आसान  हो  गया  ।  पिछले  दो  अथवा
 तीन  दिनों  के  दौरान  हम  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  रहे  हैं  कि  मुख्य  मंत्री,

 *
 अभी  निर्वाचित

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया।
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 मुख्य  मंत्री जहां  से  भी  उपलब्ध हो,  पूंजी  निवेश  के  लिए  आते  हैं  तो  इससे  यह
 स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  उन्हें  पूंजी  निवेश  लेने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  क्योंकि
 वे  जानते  हैं  कि  पूंजी  निवेश  जरूरी  है  ।  फर्क  केवल  इतना  है  कि  कुछ  व्यक्ति  समय
 को  पहले  ही  जान  लेते  हैं  और  कुछ  व्यक्ति  बाद  में  परन्तु  अंततोगत्वा  सभी  इसे
 जान  लेते  हैं,  यह  इस  देश  की  सबसे  बड़ी  बात  है,  मुझे  इसकाਂ  उत्तर  देने  की
 आवश्यकता  नहीं  है।  .

 महोदय,  एक  बात  पर  कुछ  अधिक  जोर  दिया  गया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि
 ऐसा  आगामी  एक  साल  में  आने  वाली  किसी  अपरिहार्यता  के  कारण  किया  गया  है  ।

 विदेशी  निवेशक  और  स्थानीय  उद्योगपति  के  बीच  दरार  डालने  की  कोशिश  की
 जा  रही  है,  यह  ऐसी  बात  है  जो  विद्यमान  नहीं  है,  यहाँ  भेदभाव  नहीं  है  लेकिन  इसे
 ऐसा  दिखाया  जा  रहा  है,  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  ऐसा  न  करें
 क्योंकि  ऐसा  करना  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  हमने  कोई  भेदभाव नहीं  किया  है,
 स्थानीय  निवेशक  अथवा  स्थानीय  उद्योगपति  के  विरुद्ध  कोई  भेदभाव नहीं  किया
 है।  वास्तव  में  स्थानीय  उद्योग  को  संरक्षण  के  लिए  जिस  किसी  चीज  की
 आवश्यकता  हुई  हमने  वह  दिया  और  यह  दिया  जाता  रहेगा  |  परन्तु  यह  ऐसा  संरक्षण
 नहीं  होगा  जिससे  उन्हें  बाहर  वालों  से  बचा  कर  रखा  जाए  जैसा  कि  उन्हें  पिछले
 30  या  40  वर्षों  से  मिल  रहा  है  ।  परिवर्तन  आना  चाहिए  और  वह  परिवर्तन  आ  गया
 है।  यह  संभव  है  कि  कुछ  सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  इस  संरक्षण  अथवा  संरक्षण
 वापस  लेने,  कम  करने  करने  की  गति  आवश्यकता  से  अधिक  तेज  है  ।  यह  अनुभूति
 की  बात  है;  और  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  के  अनुसार,  सरकार  द्वारा  किए  गए
 सभी  अनुमानों  के  अनुसार,  सरकार  द्वारा  किए  गए  आकलन  के  अनुसार,  यह  संरक्षण
 अथवा  संरक्षण  को  वापस  लिया  जाना,  संरक्षण  को  कम  करना,  स्थानीय  उद्योग  के
 लिए  अहित  में  नहीं  रहा  है  ।

 यह  आलोचना  हुई  है  कि  विदेशी  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहन  करने  की  नीति
 से  घरेलू  उद्योग  का  अहित  हुआ  है  ।  हमने  सीधे  विदेशी  पूंजी  निवेश  को  आमंत्रित
 करने  का  निर्णय  संसाधन  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने,  आधुनिक  प्रौद्योगिकी लाने  और
 देश  में  उपलब्ध  विपणन  और  प्रबंधन  कुशलता  का  स्तर  बढ़ाने  के  कारण  लिया  है  ।
 तदनुसार, जब  भी  किसी  विदेशी  कंपनी  ने  वित्तीय  कर  अथवा  शुल्क  में  रियायतें
 मांगी  है  तो  हमने  उन्हें  कहा  कि  प्रस्ताव-विशिष्ट-रियायत हमारी  प्रणाली  का  भाग
 नहीं  है,  हम  सबके  साथ  समान  व्यवहार  करते  हैं,  जब  भी  नीतियों  में  कोई  परिवर्तन
 होता  है  तो  सबको  उस  नीति  का  पालन  करना  पड़ता  है  ।  इसमें  किसी  के  साथ  पक्षपात
 नहीं  किया  जाता  है  ।  ऐसे  परिवर्तन  बजट  के  भाग  के  रूप  में  किए  जाते  है  और  किसी
 क्षेत्र  में  सभी  कंपनियों  पर  लागू  होते  हैं  चाहे  वे  भारतीय  हों,  संयुक्त  उदगम  के  हों
 या  विदेशी  स्वामित्व  वाली  हों  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निरंतर  निगरानी
 रखते  हैं  कि  भारतीय  कंपनियों  का  किसी  प्रकार  से  अहित न  हों।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  नीति  से  बहुराष्ट्रीय कंपनियों  द्वारा
 भारतीय  उद्योग  अपने  नियंत्रण  में  लेने  को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।  यह  सच  नहीं  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  जहां  भारतीय  कंपनियों  ने  पूंजी  अथवा  प्रौद्योगिकी  को  शामिल
 करने  के  कारणों  से  विदेशी  कंपनी  को  अपनी  इक्विटी  बढ़ाने  के  लिए  अनुमति  देने
 की  मांग  की  तो  सरकार  ने  इसकी  अनुमति  दी,  तथापि  हमने  इक्विटी  ढांचे  में  ऐसा
 परिवर्तन  करने  के  लिए  आवेदन  करने  वाली  भारतीय  कंपनियों  के  लिए  यह
 अनिवार्य  बना  दिया  है  कि  वे  सरकार  से  अनुमोदन  कराने  से  पूर्व  भारतीय  कंपनी
 के  प्रबंधन  बोर्ड  अथवा  शेयरधारियों  से  प्रमाणीकरण  करा  लें  ।  ये  सभी  कदम  कंपनी
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 के  स्वैच्छिक  निर्णय  हैं  न  कि  सरकार  द्वारा  थोपे  हुए।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मारुति  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  मारुति  आज  की  बात  नहीं  है  ।  मारुति  एक  पुराना
 मामला है,

 मुझे  यह  सुनकर  आश्चर्य  हुआ  है  कि  इन  नीतियों  से  घरेलू  उद्योग  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  है  ।  अब  मैं  कुछ  आंकड़े  दे  रहा  हूं।  निगमित  क्षेत्र  के  वित्तीय  परिणाम
 ऐसा  नहीं  बताते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सितम्बर  1994  में  समाप्त  होने  वाले  6  महीने
 की  अवधि  के  लिए  135  बड़ी  कंपनियों  के  अंतिम  वित्तीय  परिणाम  लाभ का  उच्च

 स्तर  बताते  हैं  ।  पांच  कंपनियों  को  छोड़कर  बाकी  कंपनियों  ने  अच्छा  काम  किया
 है  और  अनेक  कंपनियों  की  पिछले  वर्ष  का  लाभ  का  प्रतिशत  वृद्धि  तीन  अंकों  मैं
 है-  दो  अंकों में  भी  नहीं  बल्कि  तीन  अंकों  में  है  ।  नमूने  के  तौर  पर  यह  घरेलू
 उद्योग  की  बात  नहीं  बताता  है  जिसका  सुधार  प्रक्रिया  से  अहित  हुआ  है  ।

 मैं  एक  बार  फिर  बताना  चाहता  हूं  कि  विदेशी  निवेश  ऐसे  क्षेत्रों  मे  हुआ  है  जिनको
 हमने  महत्व  दिया  हुआ  है,  मैं  इस  बात  को  जोर  देकर  कहना  चाहता  हूं  कि  विदेशी
 इक्विटी  निवेश  के  लिए  83  प्रतिशत  अनुमोदन  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  के  लिए
 हुआ  है,  इक्विटी  निवेश  का  बड़ा  भाग  विद्युत,  तेल  शोधक  कारखानों,  धातु  कर्म
 उद्योग,  रसायन,  परिवहन,  खाद्य  प्रसंस्करण,  इलेक् टू निक  उपकरण  आदि  को  गया

 है  ।  यहां  तक  की  बाकी  17  प्रतिशत  इस  तरह  से  दिया  गया  है  :  सर्विस  (8%),
 कपड़ा  (4%चमड़ा )  ,चमड़ा  और  रबड़  की  वस्तुएं  (8.8%),  साबुन,  सौंदर्य  प्रसाधन
 सामग्री  और  वेजिटेबल  ऑयल  (0.3%)  ट्रेडिंग  कंपनीज  (0.3%)  फरमेंटेशन
 उद्योग  (1.0%)  और  विविध  उद्योग  (2%)  यथा  जवाहिरात,  खिलौने,  ताले,
 खेलकूद  के  उपकरण  आदि,  इस  प्रकार  उपभोक्ता  उद्योगों  के  अवांछित  वृद्धि  के
 पक्ष  में  पूंजी  निवेश  प्रतिमान  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  गया  है  ....(  व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  आचार्य,  कृपया  हस्तक्षेप

 न
 करें

 ।

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  सरकार  द्वारा
 अनुमोदित  विदेशी  पूंजी  निवेश  प्रस्तावों  के  दो  रोचक  बातों  की  ओर  दिलाना  चाहता
 हूं  ।  नीति  के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  कंपनियों  के  लिए  अनुमोदित  परियोजनाओं,  जिनमें
 विदेशी  इक्विटी  75  प्रतिशत  से  अधिक  थी,  की  संख्या  कुल  की  तुलना  में  केवल
 8.7  थी  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  भारतीय  भागीदारों  के  साथ  पूंजी  निवेश  किया

 जा  रहा  है  और  इससे  सुनिश्चित  होगा  कि  भारतीय  कंपनियों  को  उन्नत  प्रौद्योगिकी,
 विपणन  और  प्रबंधन  आदान,  अतिरिक्त  पूंजी  के  प्रवेश  और  रोजगार  में  वृद्धि  का
 लाभ  मिले,  इसी  प्रकार  यदि  हम  300  करोड़  रुपये  से  अधिक  विदेशी  इक्विटी  वाली
 परियोजनाओं के  लिए  अनुमोदन  की  कुल  संख्या  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  यह  2526
 में  से  केवल  13  हैं  ।  दूसरी  ओर  3  करोड़  रुपये  से  कम  वाली  विदेशी  इक्विटी  वाली
 परियोजनाओं की  संख्या  2006  है।  इससे  यह  स्पष्ट  होगा  किं  विदेशी  पूंजी  निवेश
 का  लाभ  लेने  वाली  कंपनियां  बड़ी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  नहीं  हैं  अपितु  छोटे  और
 मध्यम  कंपनियां  हैं  ।  उभरने  वाले  छोटे  और  मध्यम  उपक्रमियों  के  साथ  उनकी
 सहभागिता को  बढ़ावा  देना  चाहिए.  न  कि  उनको  त्यागना  चाहिए।।  महोदय,  यह
 इस  संबंध  में  जो  आलोचना  की  गई  है,  उसका  उत्तर  है,  आकंड़े  बिल्कुल  "स्पष्ट  हैं,
 मैं  महसूस  करता  हूँ  कि  उद्योग  ने  बदले  हुए  वातावरण  में  अपने  को  ढाल  दिया  है  ।

 ह
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 हैकि  हमारे  पूंजीगत  माल  क्षेत्र  ने  लचीलापन  दिखाया  है  और  उसी  अवधि  में  उसकी
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 के.  सी.  पंत  थे,  जो  संभवत:  उन  दिनों  रक्षा  मंत्री  थे,  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण
 प्रतिनिधिमंडल के  साथ  वहां  गए  थे,  हम  आरम्भ  से  ही  विकासशील  देशों  की  ओर

 वृद्धि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  24.7  प्रतिशत  अधिक  रही  है  ।  निश्चय  ही  यह  नहीं
 बताता  है  कि  हमारा  औद्योगिक  क्षेत्र  विदेशी  पूंजी  के  दबाव  में  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  हम  निरन्तर  स्थानीय,  घरेलू  औद्योगिक  क्षेत्र  से  संपर्क  बनाए
 हुए  हैं  ।  मेरी  उनके  साथ  बातचीत  हुई  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  अन्य  मंत्रियों  के  साथ
 भी  बातचीत  हुई  है,  मुझे  यह  भी  विश्वास  है  कि  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य,  विपक्ष
 के  नेता,  कांग्रेसी  राज्यों  से  इतर  अन्य  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  उनके  साथ  संपर्क  में  हैं  ।
 हमें  ऐसी  कोई  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  विदेशी  निवेश
 के  आगमन  के  परिणामस्वरूप  भारतीय  उद्योग  का  अहित  हो  रहा  है  ।  यह  मेरे  ध्यान
 में  नहीं  आया  है,  परन्तु  मैं  निश्चय  ही  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  तरह  के  यदि

 “कोई  उदाहरण  हैं  और  यदि  ऐसी  कोई  भावना  व्याप्त  है  कि  ऐसी  बात  हो  रही है -
 तो  मैं  अवश्य  ही  उसके  बारे  में  जानना  चाहूँगा,  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं,  मुझे  ऐसी
 कोई  शिकायत नहीं  मिली  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  बम्बई  क्लब  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  यही  मैं  कह  रहा  हूं,  यदि  कोई  उदाहरण  है  तो
 हम  निश्चय  ही  उनको  देखेंगे,  परन्तु,  जहां  तक  नीति  का  सवाल  है  और  इसके
 परिणाम  का  सवाल  है,  ऐसा  नहीं  हुआ  है,  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 महोदय,  डब्ल्यू  टी.  ओ.  के  बारे  में  कुछ  आलोचना  हुई  है,  यह  एक  ऐसा  मामला
 है  जो  हमारे  वाद  विवाद  में  आया  है,  (  व्यवधान  )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यदि  भारतीय  उद्योग  का  अहित  नहीं  हो  रहा  है  तो
 हर  दूसरे  दिन  यह  कैसे  सुनने  में  आता  है  कि  कोई  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  में  बंद  हो
 रहा  है?

 श्री  पी.  वीं.  नरसिंह राव  ।  हर  तीसरे  दिन  मैं  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  के
 भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  (मार्क्सवादी  )  और  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  संसद

 7  सदस्यों  के  बहुत  प्रभावशाली  प्रतिनिधिमंडल  से  मुलाकात  करता  हूँ  जिनके  साथ
 यूनियन  के  नेता  उनके  अपने  नेता  होते  हैं  ।  वे  मेरे  पास  आते  हैं  और  मुझे  कहते  हैं
 कि  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  गलत  है  ।  मैं  उनके  मामले  को  पश्चिम  बंगाल  के
 मुख्य  मंत्री  के  पास  भेजता  हूं  और  कुछ  नहीं  करता।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  आप  उनकी  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 oft  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 ने  पिछले  6  महीनों  में  इतना  अधिक  बिदेशी  निवेश  किया  है  जितना  समूची  भारत
 सरकार  4  वर्षों  में  ले  सकी  है,  इसलिए  उनकी  बातें  भी  उपयुक्त  रूप  से  बदल  गई
 हैं  ।  यह  परिवर्तन  स्वागत  योग्य  है  ।

 महोदय,  अब  मैं
 '

 गेट
 '

 के  बारे  में  बोलूंगा,  हम  आरम्भ  से  ही  संविदा कारी

 पार्टियां  रही  हैं  ।  मुझे  बहुत  अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  जब  उरूवे  मैं  पुष्टि  डेल  रस्ट
 में  हमारी  चर्चा  हुई  थी  तो  तत्कालीन वित्त  मंत्री  श्री वी.  पौ.  सिंह,  जिनके  साथ  श्री

 से  लड़ाई  लड़  रहे  हैं  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  लड़ाई  में,  कई  अन्य
 विकासशील  देश,  यहां  तक  कि  बड़े  विकासशील  देश  पीछे  छूट  गए।  यदि  कोई
 लगातार  संघर्ष  करता  रहा  तो  वह  भारत  था  और  संभवत:  एक  अथवा  दो  अन्य  देश
 थे  ।लेकिन  अधिकांश  देश  पीछे  रह  गए  ।  पर  हमने  हार  नहीं  मानी  ।  यह  एक  बहुपक्षीय
 मंच  है,  हम  गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन,  जी-गा  अथवा  विकासशील देशों  के  किसी  भी
 मंच  पर  निरन्तर  और  दृढ़ता  से  जो  कह  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  हम  बहुपक्षीय  व्यापार

 प्रणाली  चाहते  हैं  ।  यह  प्रणाली चल  रही  है  और  हम  पिछले  25  अथवा 30  वर्षों

 से  ऐसा  कह  रहे  हैं  ।  जब  भी  कोई  देश  बहुपक्षीय  व्यवस्था  द्वारा  दूसरे  पर  हावी  होना
 चाहता है  तो  हम  उसका  विरोध  कर  रहे  हैं,  हम  इसका  पूरी  तरह  से  विरोध  कर
 रहे  हैं  । इसलिए जब  आज  हमने  बहुपक्षीय  मंच  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  और  जो
 कार्य  कर  रहा  है  तो  यह  कहना  कि  यह  सब  गलत  है  वह  उल्टी  गंगा  बहाने  के  समान
 है,  मुझे  आशंका  है  कि  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  और  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए,
 ऐसा  करना  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  है  ।  जी  हां,  जब  बहुपक्षीय  बातचीत  हो  रही  है  तो
 हमेशा  वहां

 '
 देनाਂ  और

 '
 लेनाਂ  चलेगा,  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हमारे  हित  कहां

 तक  पूरे  हो  रहे  हैं  और  पूर्ण  विश्वास  है,  महोदय,  इस  लम्बी  बातचीत  में,  जो  निरन्तर
 चल  रही  है  तथा  जो  आसानी  से  हल  नहीं  हो  रही  है,  हमारी  सरकार  ने  बहुत  अच्छा
 काम  किया  है  और  मुझे  कुल  मिलाकर  हमें  अधिक  लाभ  हुआ  है  और  इस  प्रकार
 से  हम  विकासशील  देशों  के  अगुवा  बन  गए  हैं,  हमने  ऐसा  कोई  काम  नहीं  किया
 है  जिसके लिए  हम  शर्मिन्दा हों,  कोई  कारण  नहीं  है  कि  मैं  इसके  लिए  क्षमा  मांगू  ।

 महोदय,  मैं  अब  यहां  उठाए  गए  कुछ  महत्त्वपूर्ण  मामलों  पर  बोलूंगा  जैसा  कि
 सामाजिक  क्षेत्र,  अब  पुन:  मानवीय  पहलू  के  क्रम  में  जिसका  हम  समर्थन  कर  रहे
 हैं,  मैं  सभा  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  पहले  बजट  में  हमने
 अपनी  प्रतिबद्धता  स्पष्ट  कर  दी  है,  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  है  ग्रामीण  विकास  के
 लिए  हमने  अधिक  धन  आबंटित  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  अनेक  अन्य  सदस्यों
 ने  इन  आंकड़ों  को  उद्धृत  किया  है,  मुझे  उन्हें  दुबारा  नहीं  कहना  है,  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  हम  प्रत्येक  वर्ष  निर्धनता  का  उन्मूलन  करने  और  रोजगार  के  अवसर
 बढ़ाने  के  लिए  नए  कार्यक्रम  दे  रहे  हैं  ।  निर्धनों  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  विशेष
 कार्यक्रम पिछले  चार  वर्षों  में  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  ये  कार्यक्रम हैं  सुधरी  हुई

 प्रधान  मंत्री  की  रोजगार  योजना,  गहन  जवाहर  रोजगार  योजना  और  दस्तकार  टूल
 किट्स  कार्यक्रम,  सुधरी  हुई  वितरण  प्रणाली  से  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते
 हैं,  खाद्यान  कम  मूल्यों  पर  सप्लाई  किया  जाता  है,  यह  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  से  कम
 लगभग  5०  रुपये  प्रति  क्विंटल  है,  इस  बात  पर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  --कुछ
 सदस्यों  ने  यह  बात  उठाई  है,  यह  बिल्कुल  वैध  बात  है  -  कि  बाजार  मूल्य  और
 सुधरी  हुई  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  मूल्य  काफी  सीमा  तक  एक  जैसे  हैं  ।

 इसलिए  इनकी  बिक्री  कम  हो  रही  है,  मैं  मानता  हूं  कि  एसी  बात  है,  लेकिन  ऐसा
 क्यों  हो  रहा  है,  हम  इस  बारे  में  अभी  स्पष्ट  नहीं  हैं,  हम  इस  बारे  में  अध्ययन  कर
 रहे  हैं  और  मेरे  अपने  विचार  हैं  कि  50  रुपये  के  इस  अन्त  को  और  बढ़ाना  पड़ेगा
 ताकि  सुधरी  हुई  सार्वजनिक वितरण  प्रणाली  के  ब्लाकों  में,  सरकार  द्वारा  चलाई
 जा  रही  दुकानों  में  इस  समय  ये  जितने  मूल्य  पर  बाजार  में  ठीक  रही  हैं  उसकी  तुलना
 में  इन  वस्तुओं  को  और  भी  कम  मूल्यों  पर  बेचना  संभव  हो  सके  |  लेकिन  यह  भी
 संभव  है  कि  बिक्री  में  कमी  होने  के  अन्य  कारण  हैं  ।  यह  संभव  है  कि  लोग  खुले
 बाजार  में  जाते  हैं  ।  उन्हें  उचित  दर  की  दुकानों  में  जाने  के  बजाए  खुले  बाजार  में
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 जाकर  चीजें  खरीदने  में  ज्यादा  लाभ  है  ।  उचित  दर  का  दुकानदार  नियमित  रुप  से
 न  आता  हो  तथा  और  भी  अनेक  बातें  हो  सकती  हैं  ।  अनेक  कारण  हो  सकते  हैं  ।

 हम  इन  कारणों  पर  विचार  करेंगे।  परन्तु  मैं  मानता  हूं  कि  50  रुपये  का  "यह  अन्तर
 जरूरी  रूप  से  एकमात्र  कारण  नहीं  है  ।  यह  कारण  कहां  तक  वैध  पाया  जाता है,
 मैं  निश्चय  ही  इस  पर  विचार  करूंगा।

 वास्तव  में,  आज  हमारा  अध्ययन  निर्धनतम  परिवार  और  उनके  पारिवारिक
 बजट  पर  केन्द्रित  है  ।  हम  वहां  जा  रहे  हैं  और  वहां  से  हम  नीतिगत  ढांचा  बनाएंगे
 कि  हम  मूल्यों  के  मामले  में  क्या  करें,  खाद्य  सबसिटी  के  मामले  में  कया  करें  ।  जैसा
 कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  ।  खाद्य  सबसिडी  पिछले  वर्षों  तक  4000  करोड़  रुपये
 थी,  इस  वर्ष  यह  5,200  करोड़ रुपये  हो  गई  है,  इसे  केवल  बढ़ाने  को  बात  नहीं
 है,  बात  यह  है  कि  हम  इसे  क्यों  बढ़ा  रहे  हैं  ?  इसको  बढ़ाने  के  कया  लाभ  हैं  ?  यह
 संभव  है  कि  हम  इसे  बढ़ा  रहे  हैं  परन्तु  इसका  फायदा  केवल  भारतीय  खाद्य  निगम
 और  उसके  अधिकारियों  को  हो  रहा  हो  या  इससे  उनका  खर्चा  निकल  रहा  हो  आदि
 और  यह  उपभोक्ता  को  न  पहुंच  रहा  हो,  इसलिए  हम  शुरू  से  लेकर  अन्त तक  इस
 बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं,  यह  अध्ययन  आरम्भ  हो  चुका  है  महोदय,  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  उत्पादक  को  कितना  प्रतिशत  मिलता  है  और  कितना  प्रतिशत  उत्पादक
 और  अन्तिम  उपभोक्ता  के  बीच  बरबाद  हो  जाता  है,  हमने  यह  हिसाब  लगाया  है
 कि  61.2  प्रतिशत  उत्पादक  को  मिलता  है,  मैं  मानता  हूं  कि  अन्य  लोगों  को  भी  काफी
 मिल  रहा  है  और  उसका  एक  मात्र  उपभोक्ता  या  उत्पादक  को  जाना  चाहिए  ।  सिद्धान्त
 रूप  में  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  परन्तु  यह  कैसे  किया  जाना  चाहिए  ?  हमारे  यहां
 भारतीय  खाद्य  निगम  जैसा  एक  बड़ा  संगठन  है,  यदि  भारत  जैसे  देश  में  ऐसा  संगठन
 न  हो  तो  खाद्य  सुरक्षा  बनाए  रखना  संभव  नहीं  होगा,  क्योंकि  हमने  चार  अथवा  पांच
 अच्छे  सीज़न  देखे  हैं  तो  क्या  अपनी  खाद्य  सुरक्षा  के  साथ  खिलवाड़  करें  ?  यह  बहुत
 गलत  होंगा,  लेकिन  साथ  में  यदि  आपके  पास  ऐसा  इतना  बड़ा  संगठन  है  जैसा  कि
 आज है,  तो  आप  किस  प्रकार  जो  उत्पादक  को  मिल  रहा  है  और  जो  उपभोक्ता

 को  मिल  रहा  है  और  जो  लोगों  को  मिल  रहा  है  उसके  बीच  अन्तर  को  कैसे  कम
 करेंगे  ।  हमारा यही  प्रश्न  है  ।  महोदय,  आगामी  कुछ  सप्ताहों  में,  मुझे  विश्वास  है  कि
 हम  ऐसा  कोई  रास्ता  ढूंढ  निकालेंगे  कि  उत्पादक  को  अथवा  उपभोक्ता  को  यह
 रियायत  कुछ  अधिक  मिले  ताकि  बिचौलिया  को,  जो  केवल  व्यापारी  नहीं  अपितु
 एक  संगठन  है  या  चाहे  कुछ  और  नाम  दो,  मिलने  वाले  लाभ  में  जहां  तक  हो  सके
 कमी हो  और  लाभ  या  तो  उत्पादक  को  जाए  अथवा  उपभोक्ता  को  जाए  या  जरूरत
 हो  तो  दोनों को  जाए।

 श्री  शोभनाद्री  श्वर  राव  वार्डे  (  विजयवाड़ा  )  :  खाद्यान्न की  ढुलाई  सभी
 क्षेत्रों  मे  निर्बाध  रूप  से  करने  की  अनुमति  अभी  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 श्री  पी.  वी  नरसिंह राव  :  हमने  निर्बाध  दुलाई  का  परीक्षण  किया  है,  यह
 सारे  देश  में  उपयोगी  नहीं  पाया  गया  है  ।  हमने  देखा  कि  यदि  आज  आप  निर्बाध  ढुलाई
 की  अनुमति  देते  हैं  तो  कुछ  राज्यों  को  लाभ  होगा,  अनेक  राज्यों  को  नुकसान  होगा  |

 यह  सब  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  कया  वह  राज्य  खाद्यान्न  बहुल्य  खाद्यान्न  वाला
 RS  ।  अथवा  कमी  वाला  राज्य  है  ।यह  सर्वविदित है  ।  हमने  पिछले  20-25  वर्षों
 से  इसके  लिए  किसी  न  किसी  रूप  में  आजमाया  है  और  हमने  देखा  है  कि  यह
 पता  लगाने  के  लिए  कोई  साधन  होना  चाहिए  कि  खाद्यान्न  की  ढुलाई  में  क्या  हो
 रहा  है  क्योंकि  सारा  देश  एक  है  और  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  मूल्यों मैं
 अन्तर  बहुत  अधिक

 क
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 महोदय,  ग्रामीण  शिल्पकारों  को  सुधरे  हुए  टूल  किट्स  की  सप्लाई  एक  बहुत  +.
 शान्त  कार्यक्रम  है,  लेकिन  यह  बहुत  सफलतापूर्वक  चल  रहा  है  और  हमारे  गांवों
 में  इससे  शिल्पकारों  को  भारी  फायदा  हो  रहा  है  ।  अब  तक  2.46  लाख  शिल्पकारों
 को  जिसका  तात्पर्य  है  लगभग  आधे  गांव  अथवा  एक  तिहाई  से  भी  अधिक  गांव
 इसके  अन्तर्गत  लाए  गए  हैं  ।  शिल्पकार  प्रसन्न  हैं,  वे  अब  वास्तव  में  शहरों  की  ओर
 नहीं  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  औजार  बेहतर  हैं  ।  वे  अब  अधिक  उत्पादन  कर  रहे
 हैं  और  उस  तरह  का  शहरीकरण  काफी  हद  तक  कम  हो  गया  है  ।  महोदय,  यह
 योजना  देश  में  सभी  जिलों  में  लागू की  गई  है  ।

 [  हिन्दी 1

 श्री  राजवीर  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  प्रधानमंत्री  जी  ग्रामीण  विकास  के
 बारे  में  जी  कह  रहे  हैं,  उसके  बारे  में  उनको  गलत  जानकारी  दी  गयी  है,  यह  सब
 कागजी  आंकड़े  हैं  ।  गांवों  में  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।  कृपया  आप  इसे  सही  कराइये  ।

 [अनुवाद 7

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  (  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  ):
 महोदय,  प्रधान  मंत्री  के  भाषण  की  समाप्ति  के  बाद  प्रश्न  पूछे  जा  सकते  हैं  ।  मैं  आप
 से  अनुरोध  करुंगा  कि  आप  व्यवधान  उपस्थित  न  होने  दें  ।

 [  हिन्दी ।

 श्री राजवीर सिंह  :  अध्यक्ष  जी,  अगर  हमने  पूछ  लिया  तो  यह  टोका-टाकी
 हो  गयी,  लेकिन  जब  दूसरे  पूछते  हैं  तो  क्या  यह  टोका-टाकी  नहीं  होती  ?

 [  अनुवाद ]

 श्री  पी.  वी  नरसिंह  राव  :  मैनें  देखा,  मैं  कुछ  नहीं  छोड़  रहा  हूं,  मैं  इन  बातों
 को  न  केवल  व्यक्तिगत  रूप  से  देख  रहा  हूं,  मैंने  इस  मंत्रालय  को  किसी  विचार  से
 किसी  प्रयोजन  से  अपने  पास  रखा  है,  मैं  स्वयं  हर  कार्यक्रम  पर  निगरानी  रख  रहा
 हूं,  शत  प्रतिशत  नहीं  बल्कि  नमूने  के  तौर  पर,  कल  मैं  उड़ीसा  जा  रहा  हूं,
 गांवों में  जाने,  जिला  कलेक्टरों  के  साथ  बैठने  उन  लोगों  के  साथ  बैठने  का  कार्यक्रम
 बना  था  जिनको  इससे  लाभ  पहुंचा  है  ।  हमने  यह  जानने  का  प्रयत्न  किया  कि  क्या
 हो  रहा  है  ।  हमने  बैंक  के  लोगों  को  पी,  एम.  आर.  वाई  में  बुलाया  था, हम  खुद
 सहित  सभी  को  इसमे  शामिल  कर  रहे  हैं  ।  इसीलिए  मैंने  यह  मंत्रालय  अपने  पास
 रखा  है,  मैं  स्वयं  की  जानकारी  से  कह  सकता  हूं--  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  मैं

 "जो  कुछ  कह  रहा  हूं  वह  शत  प्रतिशत  हो  रहा  है  लेकिन  मैं  कम  से  कम  यह  देख
 रहा  हूं  कि  कुछ  हो  रहा  है  और  मैं  संतुष्ट  हूं  कि  लोगों  तक  कर  पहुंच  रहा  है  जबकि
 पहले  ऐसा  नहीं  था  क्योंकि  मार्ग  में  बहुत  अवरोध  आ  रहे  थे।

 a

 अब  मैं  टूल  किट  कार्यक्रम  पर  बोलूंगा,  अब  हमने  विद्युत  चालित  टूल  किट्स  ,
 देने शुरू  कर  दिए  हैं  ।  अब  शिल्पकार  कह  रहे  हैं  कि  उनके  गांवों  में  बिजली  आ

 गई  है  इसलिए  वे  पुराने  टूल  किट्स  का  प्रयोग  क्यों  करें  जिनमें  विद्युत  इस्तेमाल  नहीं
 “'

 होता  ।  अब  हम  बदल  रहे  हैं  ।  कुछ  दिन  पहले  पंजाब  में  अनेक  लोगों  ने  मुझसे  कहा
 कि  पंजाब  में  हर  गांव  में  बिजली  है,  इसलिए  आप  इसे  बदलते  क्यों  नहीं  हैं  ?  मैंने



 453  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव-  जारी

 न्
 4  तुरन्त  वहां  सार्वजनिक  रूप  से  घोषण  की  कि  जहां  कहीं  भी  टूल  किट्स  बिजली

 से  नहीं  चलते  हैं,  उनको  बदल  दिया  जाएगा  और  बिद्युत  चालित  नए  टूल  किट,
 जिनका  मूल्य  अन्य  की  तुलना  में  1,000  रु.  या  2,000  रु.  से  अधिक  है,  दिए  जाएंगे,
 परन्तु  हम  वैसा  करने  को  तैयार  हैं  ।  हरेक  गांव  में,  किसी  भी  गांव  में  जहां  बिजली
 है  वहां  हम  ऐसा  परिवर्तन  करने  को  तैयार  हैं  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  में  स्वरोजगार  बढ़ाने  के  लिए-एक  माननीय  सदस्य
 ने  कहा  है  कि  यह  सब  धन  व्यर्थ  जा  रहा  है  मैं  अब  उनको  आश्वस्त  करना  चाहूँगा,
 यदि  वे  चाहते  हैं  तो  वे  मेरे  पास  आ  सकते  हैं,  मैं  उनको  उन  लोगों  की  सूची  दूँगा
 जो  इससे  लाभान्वित  हुए  हैं,  मैं  उनको  वे  जो  कर  रहे  हैं  उनकी  सूची  दूँगा,  जिससे
 पता  चल  जाए  कि  प्रत्येक  लाभ  प्राप्तकर्ता  क्या  कर  रहा  है।  मैंने  खंड  वार,  जिला

 -  और  गांव  बार  उन  सूचियों  को  मंगाया  है  जैसा  आप  चाहते  हैं  ।

 परन्तु  इस  आकार  के  देश  में,  30,000  या  2  लाख  या  3  लाख  से  कोई  प्रभाव
 नहीं  पड़ता  है  ।  मैं  मानता  हूं  परन्तु  शुरुआत  तो  करनी  है,  हो  सकता  है  अगले  वर्ष
 यह  संख्या  5  लाख  हो  जाएगी  और  उसके  बाद  10  लाख  हो  जाएगी  ।  हर  लड़का
 या  लड़की,  जो  कुछ  शिक्षित  है  न  कि  बहुत  अधिक  शिक्षित  और  न  उच्च  शिक्षा  प्राप्त
 गांव  से  बाहर  नहीं  जा  सकता  कयोंकि  उसके  पास  पैसा  नहीं  है,  अब  उसका इस
 तरह  से  पुनर्वास  किया  जा  रहा  है  ।  हम  आपको  सब  ब्यौरे  दिखा  सकते  हैं  ।  आपको
 सभी  ब्यौरे  दे  सकते  हैं  जिनकी  आवश्यकता  है  ।  यदि  कोई  गलत  जानकारी  दी  गई
 है  तो  में  कार्यवाही  करने  को  तैयार  हूँ  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  बैंक  के  लोग  अनेक
 मामलों  में  उतना  सह  योग  नहीं  दे  रहे  हैं  जितना  देना  चाहिए  |  अब  हम  बैंक  के  लोगों
 को  झिड़की दे  रहे  हैं,  हम  यह  देखेंगे  कि  वे  सहयोग  करें  और  यदि  उन्हें  वास्तविक
 काम  करने  में  कोई  कठिनाई  है  तो  हम  देखेंगे  कि  वे  कठिनाइयां  दूर  हों  ।  इसलिए
 महोदय,  यह  कार्यक्रम  ऐसा  बनाया  गया  है  कि  इसके  अन्तर्गत  देश  में  समाज  के
 सभी  वर्ग  और  सभी  क्षेत्र आयें।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  पिछले  वर्ष  एक  शहरी  निर्धनता  उन्मूलन
 कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  था  जिसके  अन्तर्गत  345  श्रेणी-दो  के  कस्बे आने  थे
 और  चौहत्तरवें  संविधान  (  संशोधन)  अधिनियम  के  अनुसार  इस  योजना  के  तहत
 शहरी  स्थानीय  निकाय  आने  थे  ।  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  और
 मुझे  विश्वास  है  कि  यह  इस  वर्ष  वास्तविक  रूप  से  बड़े  पैमाने  पर  आरम्भ  होगा।
 तिहत्तरवां  संविधान  (संशोधन)  अधिनियम  को  ग्यारहवीं  अनुसूची  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  पंचायतों से  संबंधित  है  और  इसमें  29  कृत्य  हैं  जो  उनको  सौंपे  जा  सकते  हैं  ।

 अब  यह  पूरी  तरह  से  करना  है  ।  इस  समय  यह  अंशत:  किए  गए  हैं  क्योंकि  पंचायतें
 अस्तित्व में  आने  की  प्रक्रिया  में  हैं  और  जब  वे  आ  जायेंगी  तो  इन  सभी  को  क्रियान्वित

 करना  पड़ेगा  और  अधिकांश  कार्यक्रम  जो  हमने  आरम्भ  किए  हैं,  पंचायतों  को  देना
 पड़ेगा  और  पंचायतों  के  लिए  यह संभव  हो  सकेगा  कि  वे  उन्हें  तैयार  करें  और  जहां
 वे  चाहते  हैं  वहां  उन्हें  लागू  करें  ।

 महोदय,  इस  वर्ष  पहली  बार  उनको  भी  किसी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाया  जा
 रहा  है  जिनको  पहले  नहीं  लाया  गया  था  ।  जैसे  वृद्ध  ऐसे  परिवारों  के  बचे  हुए  जीवित
 लोग  जिनके  आजीविका  कमाने  वाले  लोग  नहीं  रहे,  निर्धन  महिलाओं को  पहले

 वैशाख  8  1917  (शक)  राष्ट्रपति के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव-  जारी...  454

 दो  सन्तान  के  मैदान  होने  पर  प्रसव  पूर्व  और  प्रसव  बाद  मातृत्व  देख  रेख  के  लिए
 आहार  भत्ते  का  प्रावधान,  नए  ग्रामीण  अवस्थापना  विकास  निधि  का  बनाया  जाना,
 स्कूल  के  बच्चों  के  लिए  दोपहर  के  भोजन  की  योजना  का  विस्तार,  जीवन  बीमा
 निगम  की  ग्रुप  जीवन  बीमा  योजना  जिसे  पंचायतों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लागू  किया
 जाएगा  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  बेहतर  ऋण  के  द्वारा सहायता करने  की  योजनाएं,
 खादी  और  ग्रामोद्योग  ।  महोदय,  इस  संबंध  में  मुझे  यह  कहते  हुए  खुर्श  है  कि  इंदिरा
 आवास  योजना  के  अन्तर्गत  हमने  लक्ष्य  दुगना  कर  दिया  है  ।  इस  वर्ष  10  लाख  मकान
 बनाए  जाएंगे।

 महोदय,  मैंने  अब  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  परिवारों  को
 जो  उन  गांवों  से  आते  हैं,  इंदिरा  आवास  योजना  के  लाभ  ग्राहियों  में  शामिल  किया
 जाएगा।  कल  मैंने  यह  भी  निर्णय  लिया  कि  इस  सुविधा  को  अर्द्ध  सैनिक  बलों  के
 मामले  में  भी  लागू  किया  जाएगा।  कल  मुझे  अर्द्ध  सैनिक  बलों  में  कुछ  सामाजिक
 सुधार  लाते  हुए  बड़ा  सुखद  अनुभव  हुआ  |  कश्मीर  में  कुछ  लोग  लड़ाई  में  मारे  गए
 थे  |  उनकी  विधवाएं केवल  20  वर्ष,  22  वर्ष,  23  वर्ष की  हैं,  एक  सामाजिक  संगठन
 ने  उनकी  उसी  बल  में  जवानों  से  शादी  कराई,  ....  (  व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  मैं  कुछ  दूसरी  बात  पर  हूं,  मैं  धन  के  बारे  में  नहीं
 बोल रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचार्य,  यह  ठीक  नहीं  है।

 श्री  पी.  ी.  नरसिंह  राव  :  यह  मैं  परिवर्तन  के  बारे  में  बोल  रहा  हूं  और  यदि
 इसकी  सराहना  की  जाती  है  तो  निश्चित  रूप  से  सोचेंगे  कि  इसे  कैसे  लिया  जाए,
 यह  एक  भिन्न  मामला  है,  इसलिए  इंदिरा  आवास  योजना  में,  मैं  यह  कह  रहा  था

 कि  इन  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 महोदय,  अब  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  पर  बोलूंगा  |  महोदय,  अनेक  सदस्यों  ने
 इस  विषय  को  उठाया  है  ।  जम्मू  और  कश्मीर  में  जो  कुछ  किया  गया  है,  मैं  उस  पर
 आऊंगा।  बंदूक  का  डर  कम  करने  के  लिए  आंतकवादियों  के  विरुद्ध  निरन्तर
 कार्यवाही  द्वारा  उग्रवाद  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  प्रयास  तेज  किए  गए  हैं  ।  सुरक्षा
 बलों को  अनेक  महत्त्वपूर्ण सफलताएं  मिली  हैं  ।  दूसरा,  प्रमुख  अलगाववादी नेताओं
 सहित  अनेक  नजरबंदियों  को  रिहा  कर  दिया  गया  है,  वे  न  केवल  रिहा  किए  गए
 हैं  अपितु  उन्हें  दिल्ली  आने  दिया  गया  ।  उन्हें  राजनीतिक  दलों  के  अनेक  नेताओं
 से  मुक्त  चर्चा  करने  दिया  गया  ।  उन्हें  कुछ  दूतावास  जाने  दिया  गया  आदि,  इस  प्रकार
 की  सामान्य  बातचीत  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  जो  चल  रही  हैं  ।

 परिसीमन  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  मतदाता  सूची  का  पुनरीक्षण  का  कार्य
 शीघ्र  ही  पूरा  होने  की  आशा  है  ।  राजनीतिक  प्रक्रिया  पुन:  आरम्भ  करने  हमारे  प्रयासों

 *ਂ

 के  संदर्भ  में  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  सिविल  प्रशासन  कार्य  करना  आरम्भ कर  दे,
 स्थानीय  प्रशासन  का  मनोबल  पुन:  कायम  करने  और  जनता  को  उग्रवादियों के  साथ
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 मोहभंग  होने  से  संपूर्ण  स्थिति  में  सुधार  आया  है।  यह  मैं  जिम्मेदारी  की  भावना
 के  साथ  कह  रहा  हूं  ।  सभा  को  वह  नहीं  बताया  जा  रहा  है  जो  सच  नहीं  है।  मैं  यह
 सब  केवल  रिपोर्टों  के  आधार  पर  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  यह  खबर  मुझे  विश्वसनीय
 स्त्रोतों  से  मिली  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  स्थिति  में  सुधार  आया  है  और  लोग  चुनाव
 'चाहते  हैं  वे  चाहते  हैं  कि  चुनाव  प्रक्रिया  आरम्भ  हो  ।  वे  अभी  भी  बंदूक  से  डरे  हुए
 हैं  ।  हालांकि  बंदूक  का  डर  काफी  कम  हो  गया  है,  यह  अभी  भी  है  ।  महोदय यह
 स्थिति  है।

 पिछले  एक  वर्ष  से  विकास  गतिविधियों  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  ।  पिछले
 1  वर्ष  से  हम  जम्मू  और  कश्मीर  में  विकास  पहलुओं  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दे  रहे
 हैं  ।  जम्मू  और  कश्मीर  को  1994-95  में  एक  विशेष  योजना  सहायता  प्रदान  की
 गई  थी  ।  योजनाओं  पर  निकट  से  निगरानी  रखी  जा  रही  है,  मैंने  स्वयं  विकास के
 संवेदनशील  क्षेत्रों  में  सरकार  के  15  महत्वपूर्ण  मंत्रालयों  से  लिए  गए  अपर  सचिवों
 की  दो  टीमें  भेजी  हैं  ।  विभिन्न  केन्द्रीय  क्षेत्र  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  1994-95  के
 दौरान  200  करोड़  रुपये  उपलब्ध  किए  गए  थे  ।  आई,  आर.  डी.  पी.,  जवाहर  रोजगार
 योजना  और  रोजगार  आश्वासन  योजना  जैसे  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  लाभों  का  उपयोग
 करने  के  लिए  लोगों  में  काफी  उत्साह  है  ।

 मैं  अब  1993-94  के  साथ  उपलब्धियों  की  तुलनात्मक  तस्वीर  प्रस्तुत  करना
 चाहूंगा  जबकि  1993-94  में  जवाहर  रोजगार  योजना,  के  अंतर्गत  25.50  लाख
 श्रम  दिवस  पैदा  किए  गए,  1994-95  में  65.93  लाख  श्रम  दिवस  पैदा  किए  गए
 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  1993-94  में  390  मकान  बनाए  गए  जबकि
 1994-95  में  1697  मकान  बनाए  गए।  मिलियन  कुंआ  योजना  1993-94  में
 1,563 कुंए  खोदे  गए,  1994-95  में  3,409  कुएं  खोदे  गए।  जो  इसमें  वृद्धि  हुई  है

 उसे  नोट  किया  जाना  चाहिए  |  राज्यों  को  सप्लाई  होने  वाले  चावल  36,200  टन  से
 बढ़कर  44,000  टन  और  गेहूं  का  आबंटन  20,000  टन  से  बढ़कर  प्रतिमाह  30,000
 टन  हो  गया  है  ।

 चूंकि  जम्मू-और  कश्मीर  के  लोग  मोटा  चावल  अच्छा  मानते  हैं,  इसलिए  विशेष
 टीमें  पंजाब,  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  से  जम्मू और  कश्मीर  चावल लाने  के  लिए,
 वहां  भेजी  गईं।  1994 से  अब  तक  घाटी  में  45,000  टन  चावल  भेजे  गए  है

 (  व्यवधान )

 [हिन्दी 1

 प्रो.  रासा  सिंह  रावत  (  अजमेर)  :  कश्मीर  घाटी  पर  खर्च  हुआ  है  या  जम्मू
 और  लद्दाख  पर  भी  खर्च  हुआ  है  ।

 श्री  पी.  वी  नरसिंह राव  :  सब  जगह  हुआ  है  ।

 [  अनुवाद ]

 उग्रवादियों  द्वारा  नष्ट  किए  गए  स्कूलों,  पुलों,  अस्पतालों, विद्युत  प्रतिष्ठापनाओं
 की  मरम्मत  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  के  लिए  भी  एक  वृहत  कार्यक्रम  बनाया
 गया  है  |  आतंकवादियों  ने  450  शैक्षिक  संस्थाओं  को  नुकसान  पहुंचाया  था  जिनमें
 प्राइमरी  स्कूलों  से  लेकर  कालेज  आते  हैं  ।  इन  सबकी  मरम्मत  की  जा  रही  है  ।  इस
 काम  को  हाथ  में  लिया  हुआ  है  ।
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 मैं  अधिक  ब्यौरा नहीं  दूंगा  ।  मैं  सभा  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  इस  मामले
 में  सभी  सदस्यों  की  राय  को  नोट  किया  है  मैंने  बड़ी  सावधानी  के  साथ  सभा  में
 स्थिति  जैसा  कि  वह  आज  है,  बताई  है  सभी  बातों  को  देखते  हुए  पता  चलता  है  कि
 चुनाव  प्रक्रिया  को  आरम्भ  करने  के  लिए  स्थिति  सुधर  रही  है  मैं  विपक्षी  दलों के
 नेताओं  से  परामर्श  कर  रहा  हूं  ।  विभिन्न  क्षेत्रों में  लोगों  ने  अपनी  इच्छा जताई  है,
 उसे  सरकार  ने  नोट  किया  है  सलाह  मशविरा  का  दौर  पूरा  होने  के  बाद  मैं  संसद
 को  विश्वास  में  लेकर  स्पष्ट  प्रस्ताव  रखूंगा,  मेरा  यह  इस  सत्र  में  करने  का  विचार
 है  और  आगामी  कुछ  दिनों  में  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  सभा  को  विश्वास  में  लेने  के
 लिए  मुझे  समय  दें  ।

 रक्षा  के  मामले  में  बोलते  हुए  सभा  में  अग्नि  और  पृथ्वी  कार्यक्रमों  का  उल्लेख
 किया  गया,  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं,  अग्नि  एक  प्रौद्योगिकी  निदर्शक
 है  और  इस  प्रोजेक्ट  से  हम  संतुष्ट  हैं  ।  मैं  तीन  अथवा  चार  दिन  पहले  फैक्टरी  में  गया
 था

 जहां  तक  पृथ्वी  का  संबंध  है  प्रयोक्ता  परीक्षण  का  चरण  पूरा  हो  गया  है  और
 उसके  बाद  के  कार्य  चल  रहे  हैं  ।  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  इसमें
 विलम्ब करने  और  हमारी  रक्षा आवश्यकताओं से  समझौता  करने  के  लिए  मजबूर
 करने  हेतु  हम  पर  किसी  बाहरी  दबाव  के  पड़ने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  जो  भी  हमारा
 विश्वास  है  कि  राष्ट्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  ऐसा  करने  की  आवश्यकता  है  तो  उसे
 हम  करेंगे।

 महोदय,  जहां  तक  विदेश  मामलों  का  संबंध  है,  मैं  संक्षेप  में  कहना  चाहूंगा  कि
 अगले  दो-तीन  दिनों  में  यहां

 '
 सार्क

 '
 देशों  का  सम्मेलन  होने  जा  रहा  है  ।  मैं  सार्क

 शिखर  सम्मेलन  होने  के  अवसर  पर  अलग-अलग  देशों  के  साथ  हमारे  संबंधों  के
 बारे  में  कुछ  नहीं  बोलना  चाहूंगा  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अपनी  ओर  से
 संबंध  सुधारने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं,  इसमें  कोई  चूक  नहीं  हुई  है,  यदि
 दूसरी  तरफ  से  भी  हमें  उचित  जवाब  मिलता  है  तो  उसका  हम  स्वागत  करेंगे  |

 पहली  बार  इस  वर्ष
 '

 साफ्टा  (दक्षिण  एशियाई  अधिमानी  व्यापार  प्रबन्ध  )
 आरम्भ  किया  जा  रहा  है  ।  दस  वर्षों  तक  हम  सार्क  की  बैठकों  में  और  अन्य  देशों
 के  साथ  व्यापार  समझौता  अथवा  व्यापार  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 यह  बहुत  पहले  कर  लिया  जाना  था  परन्तु  अज्ञात  कारणों  से  ऐसा  नहीं  हुआ।
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 इस  वर्ष  यह  हो  रहा  है  और  मैं  सभा  को  बताना  चाहूंगा  कि  यह  एक  शुभ  संकेत
 है  कि  इन  सात  देशों  के  बीच  अधिमानी  व्यापार  प्रणाली  एक  दूसरे  के  बीच  लाई
 जा  रही  है  और  इसका  वास्तव  में  परिणाम,  जैसा  हमने  देखा  है,  देशों  के  सम्मिलन
 में  होगा  जैसा

 '
 एशियन

 '
 बना  है  हमने  देखा  है  कि  पिछले  15  से  20  वर्षों में  किस

 प्रकार  एशियन  जोर  पकड़ता  गया  है  ।  इसी  तरह  सार्क  देशों  के  लिए  आने  वाले  वर्षों
 में  ऐसा  करना  संभव  है  ।

 महोदय,  मैं  यही  वस्तुत:  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं,  महोदय,  यदि  और
 कोई  बात  है  तो  मैं  उसका  उत्तर  देने  को  तैयार  हूं  ।  -  व्यवधान  )

 -
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 श्री  स्लेम ना  करन  (बोलपुर)  :  महोदय, अनेक  महत्वपूर्ण  विषय  जैसे  मंहगाई,
 बेरोजगारी,  एग्ज्टि  नीति  ,  रूण  उद्योग  विशेष  स्प से  उठाए  गए  हैं,  महोदय,  माननीय
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  उनका  उल्लेख  भी  नहीं  किया  है,  ये  ऐसे  विषय  हैं  जो  जनता  से  बहुत
 सम्बन्ध  रखते  हैं  - (व्यवधान) ये  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय हैं  जिन्हें  लोगों ने  हर  दिन
 उठाया है  .......  (व्यवधान)

 श्री  पी.  जी  नारायणन :  तमिलनाडु की  स्थिति के  बारे  में  क्या  कहना है
 (व्यवधान)

 (हिन्दी 1

 मेजर  जनरल  (रिटायर्ड)  भुवन  चन्द्र  -री  (गढ़वाल)  :  मुजफ्फरनगर  की  घटना
 के  बारे में  कुछ  कहिए  |

 [अनुवाद]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अन्य  अनेक  महत्वपूर्ण  मामले हैं  जिन पर  हमें  सरकार
 के  विचार  जानने  चाहिएं  -  (व्यवधान)

 [हिन्दी 1

 मेजर  जनरल  (रिटायर्ड)  भुवन  चन्द्र  खंडूरी  :  मुजफ्फरनगर  की  घटना  के  बारे
 में  कुछ  कहिए। सी.  बी.  आई.  की  रिपोर्ट  इलाहाबाद  कोर्ट  में  पड़ी हुई  है।

 [अनुवाद 1

 श्री  बसुदेव  आचार्य  (बांकुरा)  :  अनेक  महत्वपूर्ण  मामले  जैसे  टाडा  ,  बेरोजगारी,
 झपा  उद्योग,  मंहगाई  उठाए  हैं.........  (व्यवधान)

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  (  जादवपुर)  :  ऐसा  लगता  है  कि  कोई  बेरोजगारी  नहीं
 है,  कोई  मंहगाई  नहीं  है...........(व्यवधघान )

 [हिन्दी]

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  (किशनगंज)  :  महोदय,  मुल्क  में  नई  नई  तहरीकें  छेड़ी  जारी
 हैं, मथुरा और  काशी  के  बारे  में,  एक  नया  अयोध्या  छेड़ा  जा  रहा है,  उनको भी  बचाना

 आपका  फर्ज  है।

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  उसके  लिए  कानून मौजूद  हैं,  (व्यवधान)

 [अनुवाद 1

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  देश में  फासिज्म का  ख़तरा है  (व्यवधान)
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 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव:  महोदय,  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  टाडा,
 जिसे  1986  में  कानून  बनाया  गया  था,  एक  विशेष  प्रयोजन,  एक  विशेष  स्थिति  के  लिए
 था  जो  कि  उस  समय  देश  में  व्याप्त  धी  ,  इसका  तब  से  अनेक  राज्यों ने  प्रयोग  किया  है
 कुछ  राज्यों ने  नहीं  किया  है;  कुछ  राज्यों ने  किया  है  ........(व्यवधान)

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  इसका  दुरुपयोग  हुआ  (व्यवधान)

 [हिन्दी]

 शरद  यादव  (मधेपुरा)  :  अध्यक्ष  महोदय,  सरकार  की  तरफ  से  टाडा  के  बारे  में
 कहा गया  है  कि  उसका  हम  संशोधित खप  लाना  चाहते  हैं।  हम  सब  तरफ के  लोगों  ने
 टाडा के  सवाल को  उठाने  का  काम  किया  है  ।  इसका  क्या  खप  होगा  ?  जो  एक्सट्रीमिस्ट
 इलाके हैं  वहां  टाडा  का  इस्तेमाल  किया  गया है  और  लोग  बन्द  हैं।  आप  इसको  किस

 तय  में  लाना  चाहते  हैं  ।  यह  बात  भी  आपको  साफ  करनी  चाहिए  |

 [अनुवाद]

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  जब  यह  कानून  देश  के  कुछ  भागों  में  आंतकवादी
 गतिविधियों के  कारण  उत्पन्न  कठिन  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  1986 में  बनाया ,  मुझे
 यह  कहने में  कोई  हिचकिचाहट नहीं  है  कि  इसके  कुछ  प्रावधानों का  दुऋपयोग  किया

 गया  जिससे  कुछ  लोगों  को  अपरिहार्य  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  मेरे  विचार
 स्पष्ट हैं  कि  इस  कानून  को  ,  जैसा  कि  यह  है,  जारी नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।  गृह  मंत्री
 द्वारा  परामर्श  किए  जाने  के  बाद  गृह  मंत्रालय  अभी  विकल्पों  के  बारे  में,  जो  कि  हमारे
 सामने  हैं,  विपक्ष के  नेताओं  के  साथ  परामर्श  कर  रहा  है  कि  क्या  विकल्प  हैं  और  उनके

 अनुसार  कौन  सा  विकल्प  सबसे  अच्छा  है...  तब  वह  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुँचेंगे

 श्री बसुदेव  आचार्य :  हमने  अपना  विकल्प  दे  दिया है  (  व्यवधान)

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  कृपया आप  बैठ  जाइए,  आप  सारी  सभा  नहीं  हैं।

 गृह  मंत्री  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  महोदय,  यह  सरकार  आवश्यक  विधान
 लेकर  आयेगी  ......... (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  |  जब  मैं  खड़ा  हूँ  तो  आप  बैठ  जाइए,  यह  सच
 है  कि  अनेक  सदस्यों  ने  अनेक  महत्वपूर्ण  विषय  उठाए  हैं,  परन्तु  प्रत्येक  विषय  पर  इस
 सभा में  उपलब्ध समय  पर  उनका  उत्तर  देना  कठिन  है,  अब  ये  विषय  एक  ही  स्थान
 पर  इकट्ठे उठाए  गए  है ंऔर  इससे  जानने  की  भावना  का  पता  चलता  है।  में  एक  या  दो
 सदस्यों  को  इन  महत्वपूर्ण विषयों  को  उठाने की  अनुमति  दूँगा  ।  ये  ऐसे  विषय  नहीं  होंगे

 जिनहें  सरकार  को  प्रश्न  के  स्प  में  उठाया जा  सकता  है  परन्तु  ऐसे  महत्वपूर्ण  विजय  होंगे
 जिनहें  प्रश्न के  स्प  में  नहीं  उठाया  जा  सकता है,  मुझे  विश्वास है  कि  माननीय  प्रधान
 मंत्री जी  इनका  उत्तर  देंगे  मैं  सदस्यों से  अनुरोध  कम  कि  वे  प्रश्न  पूछें  और  यह  मेरे
 स्वविवेक पर  निर्भर  करेगा  कि  मैं  इसकी  अनुमति दूँ  या  न  दूँ  ,  मैं  सदस्यों से  अनुरोध
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 करूगा  कि  वे  प्रश्न  पूछें  और  इसकी  अनुमति देने  का  या  न  देने  का  और  उन  प्रश्नों  के

 उत्तर  देने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  से  कहने  का  स्वविवेक  अपने  पास  रखूँगा |

 [हिन्दी]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  (लखनऊ)  :  अध्यक्ष  जी,  मैंने  अपने  भाषण  में  ईरान
 के  राष्ट्रपति की  लखनऊ  यात्रा  का  उल्लेख  किया  था  |  वह  हमारे  आदरणीय मेहमान  थे।
 ईरान  के  साथ  हमारे  संबंध और  भी  महत्वपूर्ण  हों,  इस  लक्ष्य  से  सभी  लोग  सहमत  हैं।
 लेकिन  उनकी  लखनऊ  यात्रा  के  दौरान  जो  कुछ  हुआ,  जिस  तरह  से  उनकी  यात्रा  का
 एक दल  विशेष  द्वारा  संकुचित  लाभ  उठाने  की  कोशिश  की  गई,  साम्प्रदायिकता को  भड़काने
 की  कोशिश  की  गई  ।  उन्हें  भारत  के  घरेलू  मामलों  में  दखल  देने  के  लिए  निमंत्रण दिया
 गया  ,  कया  प्रघानमंत्री जी  के  पास  जो  कुछ  लखनऊ में  हुआ  ,  उसकी  रिपोर्ट है  ।

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूँ  कि  जिस  किसी  ने  जो  कुछ
 भी  किया  हो,  उन्होंने  हमारे  घरेलू  मामलों में  बिलकुल  दखल  नहीं  दिया  और  जो  भी  उन्होंने

 कहा  उससे  साफ  जाहिर  है  कि  वह  इस  कोशिश  को  बिलकुल  कामयाब  नहीं  बनाना  चाहते
 थे  कि  कोई  ऐसी  बात  उनसे  कहलवाई  जाए  जो  वह  कहना  नहीं  चाहते  थे  ।  उन्होंने जो

 कहा  उससे  हमारी  पुष्टि  होती  है,  हमारी  नीति  की  पुष्टि  होती  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  पलछ्ऊ  :  मैं  ईरान  के  राष्ट्रपति जी  को  दोष  नहीं

 दे  रहा  हूं।  प्रधानमंत्री जी  ने  शायद मेरी  बात  को  ठीक  समझा  नहीं  या  मैं  अपनी  बात  को
 ठीक  समझा  नहीं  सका  ।  ......  (व्यवधान)  मैं  उनकी  आलोचना  कर  रहा  हूँ  जिन्होंने  ईरान
 के  राष्ट्रपति  को  घरेलू  मामलों  में  दखल  देने  के  लिए  ख्रींचने  की  कोशिश  की  ।  क्या  प्रधानमंत्री
 जी  को  मालूम  है  कि  जब  ईरान  के  राष्ट्रपति  अमोसी  एयरपोर्ट  से  इमामबाड़ा  तक  गए,
 तो  भारत  का  राष्ट्रीय झंडा  नहीं  था?  कांग्रेस के  नेता  जो  लखनऊ  में  मंच  पर  मौजूद
 थे  उनमें  से  किसी  को  बोलने  नहीं  दिया  गया  ।  ईरान  के  राष्ट्रपति  जी  के  सामने यह  कहा
 गया  कि  देश  में  अल्पसंख्यक खतरे  में  है  और  केवल  उन्हीं  की  सरकार  है,  उन्हीं  की  पार्टी
 है,  जिनकी ओर  मैं  इशारा कर  रहा  हूँ  वही  अल्पसंख्यकों को  बचा  सकते  हैं  ।  क्या  इसलिए,
 ईरान  के  राष्ट्रपति  को  लखनऊ  ले  जाया  गया  था  ।  मैं  लखनऊ  का  निर्वाचित  प्रतिनिधि  हूं,
 मगर  उस  समारोह  में  मुझे  नहीं  बुलाया  गया  था  |  विदेश  के  मेहमानों  को  यात्राओं  का

 क्या  इस  तरह  से  दुरूपयोग  किया  जाएगा  |

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  हम  उस  बात  से  बिलकुल  सहमत  नहीं  हैं  ।  लेकिन  किसी
 पार्टी  के  नेता  को  अपनी  पार्टी  की  बढ़ाई  करने  से  कैसे  रोकेंगे,  आप  यह  बताएं ।

 [अनुवाद]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूँ  कि  मैं  सदस्यों को  अपना  प्रश्न  पूछने की  अनुमति
 दूँगा  और  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  लिए  उन  सबका  उत्तर  एक  साथ
 देना  सुविधाजनक रहेगा,  नहीं  तो  बहुत  अधिक  प्रश्न  होंगे और  बहुत  अधिक  उत्तर  होंगे।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  अवसर  दिया।
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 अनेक ऐसे  विषय  हैं  जिन पर  उन्होंने कुछ  नहीं  कहा  है।  हम  परेशान  हैं।

 परन्तु  जहां  तक  मंहगाई  का  सम्बन्ध  है  यह  ऐसा  विषय  नहीं  है  जिसके  बारे में
 यहां  बैठे  हम  लोग  ही  चिन्तित  हैं  बल्कि  सारा  देश  इससे  प्रभावित  है।  सभी  कांग्रेसी  सदस्यों
 ने  यह  चिन्ता  व्यक्त  की  है।  हो  सकता  है  कि  सचेतक  के  कारण  उन्होंने यहां  कुछ  नहीं

 कहा  परन्तु  बाहर  वे  कह  रहे  हैं,  इसलिए  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका  कुछ  भी  उल्लेख
 नहीं  किया  गया  है  और  न  हो  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इसके  बारे  में  कुछ  कहा  है,  मैं  जानना
 चाहता हूँ  कि  सरकार  के  इस  संबंध  में  क्या  दृष्टिकोण  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या
 नीतियाँ हैं।

 दूसरी  बात  रूण  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  की  है  ,  यह  कहना  बहुत  अच्छा  है
 कि  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  संसद  सदस्य  अथवा  ट्रेड  यूनियन  वहां  जा  रहे  हैं  क्योंकि  हम
 बहुत  उत्सुक हैं  कि  इन्हें  पुनः  चालू  किया  जाए  ।  महोदय,  कंपनियों की  सूची  में  से  ,  जो

 इस  सरकार  द्वारा  सत्ता  में  आने  से  पूर्व  तैयार  की  गईं  थी  ,  बहुत  सी  कंपनियों  को  बंद

 किया  जाना  चाहिए  था  अथवा  वे  बहुत  खराब  हालत  में  थी  ।  वे  अपने  प्रयासों  से  पुनः  चालू
 हुई  हैं  ,  वे  अब  लाभ  अर्जित  कर  रही  हैं,  जहां  तक  अन्य  एककों का  प्रश्न  है,  हम  बराबर

 यह  कह  रहे  हैं  कि  उनमें  से  अधिकांश  एककों  को  पुनः  चालू  किया  जा  सकता  है  परन्तु
 वास्तव में  कोई  गम्भीर  प्रयास  नहीं  किए  गए  ।  सरकार  की  कंपनियों में  यहां  तक  कि

 मजूरी  और  वेतन  नहीं  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  जी,  म्कान  मंत्री  को  दूसरी  सभा  में  भी  जाना है।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  महोदय ,  मैं  केवल  यह  बता  रहा  हूँ  कि  इन  मिलों  को  आसानी
 से  चालू  किया  जा  सकता  है।

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  यहां  तक  कि  अलग-अलग मामले,  जो  मुझे  मिल  रहे
 हैं  उन्हें मैं  विभागों  को  भेज  रहा  हूँ,  मैं  उन्हें  पुनः  चालू  करने  में  च  ले  रहा  हूँ।  (व्यवधान)

 ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  उन्हें  अनदेखा  कर  रही  है,  ऐसी  बात  नहीं  है,  य ेअलग-  अलग
 मामले हैं,  कुछ  अच्छे मामले  हैं,  कुछ  पुराने  मामले  हो  गए  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी:  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है,  मैंने  यह  सूची  दी  है,  हमें
 प्रत्येक  एकक  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  से  उनकी  पुनरीक्षा  करने  का  आश्वासन  मिला  है,  वित्त
 मंत्री  जी  ने  भी  ऐसा  कहा  है  और  श्रीमती  कृष्णा  साही  ने  भी  ऐसा  कहा  है,  परन्तु ऐसा
 नहीं  किया  जा  रहा  है।

 अध्यक्ष महोदय  :  ठीक  है।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसलिए  हमारा  यह  प्रश्न  है  :  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या
 उत्तर  है?

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  एक  समय  सीमा  निर्धारित  क्यों  नहीं  करते हैं  या एक
 कृतिक  बल  क्यों  नहीं  नियुक्त  करते  हैं।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  संक्षेप  में  ,  श्री  शरद  यादव  ।

 [हिन्दी]

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  जी,  ईरान  के  राष्ट्रपति जी  जब  यहां  आए,  मैं  महसूस
 करता  हूँ  कि  उनके  आने  से  राष्ट्र  को  बहुत  राष्ट्रीय  फायदा  पहुंचा है।  उनके  बयान  जिस
 तरीके से  थे,  वे  भी  बहुत  संतुलित  थे।  उसी  दौरान  अमरीका  के  खजाना  सचिव  भी  यहां

 आए  हुए  थे  ।  उन्होंने कहा  कि  यदि  हमें  मालूम  होता  कि  ईरान  के  राष्ट्रपति यहां  आने
 वाले  हैं  तो  हम  अपना  प्रोग्राम  रिशेड्यूल  कर  लेते  ।  इस  मामले  में  मैं  समझता  हूं  कि  उनका
 रिमार्क  खेदजनक  है।  इस  बाबत  सरकार  का  क्या  मत  है,  इसको  स्पष्ट  करने  का  काम  भी
 होना  चाहिए |

 [अनुवाद]

 श्री  पी.  जी. नारायणन:  महोदय,  तमिलनाडु की  स्थिति  के  बारे  में  मैं  पूछना  चाहता
 हूं  कि क्या आप  बहीं के  राज्यपाल  को  वापस  बुला  रहे  हैं  या  नहीं?  क्या  आप  इस  संकट

 का  समाधान  निकाल  रहे  हैं  ?  (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय:  नहीं,  नहीं  यह  संभव  नहीं  है।

 (व्यवधान)

 श्री  पी.  जी नारायणन  :  हम  सरकार  के  रवैये  से  संतुष्ट  नहीं  हैं,  हम  सभा  से  बहिर्गमन

 कर  रहे  हैं।

 श्री एम.  आर.  कादम्बरी  जनार्दन  :  तमिलनाडु  भारत  का  एक  भाग  है।

 5.13  मैं.  पे.

 इस  समय  श्री  पी.  जी.  नारायणन  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सभा  भवन
 से  बाहर चले  गए  ।

 [हिन्दी]

 श्री  रवि  राय  (केन्द्रपाड़ा)  :  अध्यक्ष  महोदय,  प्रधान  मंत्री  जी  अपने  भाषण के  दौरान

 कुछ  महत्वपूर्ण चीजों  के  बारे  में  बोले,  परंतु  हमें  खेद  है  कि  अटाचा  उन्मूलन  के  बारे
 में  वे  कुछ  नहीं  बोले  ।  प्रधानमंत्री जी  ने  कुछ  महीने  पहले  कहा  था  कि  बोफोर्स के  बारे
 में  वे  स्वयं  मानीटर  करके  सदन  को  बताएंगे  ।  संसदीय  कार्य  मंत्री श्री  विद्या चरण  शुक्ल
 जी  ने  भी  विरोधी  पक्ष  के  नेताओं  को  बुलाकर  बोफोर्स  कागजात  दिखाने  का  ऐलान  शीघ्र
 करने  के  बारे  में  आश्वासन  दिया  था  ।  इस  देश  में  लोग  कई  वर्षों  से  भ्रष्टाचार  और  बोफोर्स
 के  बारे में  चिंतित  हैं,  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  कब  जानकारों
 देंगे  ?
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 [अनुवाद]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  मैं  पहले  सभी  माननीय  सदस्यों  को  आज  बेहतर
 सहयोग  देने  के  लिए  धन्यवाद दूँ  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  दूसरी  सभा  के  सदस्यों  की
 भावनाओं  का  आदर  करेंगे  जहां  प्रधान  मंत्री  ने  जाना  है।  इसलिए मैं  प्रधान  मंत्री जी  से
 अनुरोध  कसा  कि  एक  या  दो  बातों  का  संक्षेप  में  उत्तर  दें  जो  अभी  कहे  गए  हैं  और  मैं
 समझता  हूँ  कि  यह  सभा  सहमत  होगी  कि  उन्हें  दूसरी  सभा  में  जाने  दिया  जाए।  हम  शेष
 कार्य  को  ले  सकते  हैं।

 [हिन्दी]

 मेजर  जनरल  (रिटायर्ड)  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :  आपके  मन  में  कोई  पीड़ा  नहीं

 है  ।  उत्तरांचल के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहते हैं  ।  वहां  को  रिपोर्ट के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहते।
 मुजफ्फरनगर  की  घटना  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहते।  (व्यवधान)

 [अनुवाद]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेजर  जनरल  खण्डूरी,  यह  प्रश्नोत्तर  काल  नहीं है।

 मेजर  जनरल  (रिटायर्ड  )  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :  मैंने  अपने  भाषण  में  इसका  उल्लेख
 किया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  हो  सकते  हैं  ।  आपने  इसे  उठाया  है।  उनसे  आशा  नहीं
 की  जा  सकती  कि  वे  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  ,  राज्यों  का  पुनर्गठन  कोई  छोटा  मामला  नहीं
 है  जिसका वे  तत्काल  उत्तर  दें  ।  आपको  यह  समझना  चाहिए।

 मेजर  जनरल  (रिटायर्ड)  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :  कृपया  मुझे  एक  मिनट  का  समय
 दीजिए,  मैं  पुनर्गठन  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूँ  (व्यवधान)

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  दुख  है,  यद्यपि  हमने  पूरी  गंभीरता  के  साथ  इसका  उल्लेख
 किया था  फिर भी  ऐसा  लगता है  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  पास  इसका  उत्तर  देने  के
 'लिए  समय  नहीं  है।  हम  लोगों  के  पास  जा  रहे  हैं।  इस  बात  को  यहां  जारी  रखने  में  कोई
 तुक  नहीं  है,  इसलिए  विरोध  में  हम  बहिर्गमन  कर  रहे  हैं।

 5.16  म.  प.

 इस  समय  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  और  कुछ  अन्य  माननीय सदस्य  सभा  भवन
 से  बाहर चले  गए  |

 [हिन्दी]

 श्री  शरद  यादव  (मधेपुरा)  :  यहां  भ्रष्टाचार के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा।  सामाजिक
 न्याय  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा।  इसके  विरोध में  हम  वाक  आउट  करते हैं  ।
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 5.17  म.  प.  [अनुवाद ३

 इस  समय  श्री  शरद  यादव  और  कुछ  माननीय  सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हाजिरजवाबी की  लड़ाई  है।
 ल  गए  ......  (व्यवधान)

 [हिन्दी]
 [अनुवाद]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  जी  उत्तर  दें।  जो  बलात्कार

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :.  कामगारों  को  महीनों  से  मजूरी  नहीं  मिली  है।.  की  घटनायें  हुई  हैं  और  पंचायत  चुनावों  में  जो  धांधलियां  हुई  हैं,  उनके  बारे  में  सरकार
 (व्यवधान) *

 *
 अपना  दृष्टिकोण स्पष्ट  करे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया जा  रहा  है।  [अनुवाद 1

 5.18  म.  प.  श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  जिस  दिन  गृह  मंत्री  की  मांग  का  दिन  आएगा मैं  गृह  मंत्री
 महोदय  से  कुछ  बोलने  के  लिए  कहूंगा  ।

 इस  समय  श्री  बसुदेव  आजाये  और  कुछ  माननीय  सदस्य  सभा  भवन से
 बाहर  चले  गए।  हिन्दी 1

 [हिन्दी]  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी:  अध्यक्ष  जी,  यह  क्या  कहा  है?  यह  आपके और
 प्रधानमंत्री  के  बीच  में  क्या  बातचीत  हो  रही  है?  क्या  कहा  आपने  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  मानता  हूँ  कि  इस  तरह  की  बहस

 में  सभी  सवालों  का,  सभी  मुद्दों  का  जबाव  देना  संभव  नहीं  है,  लेकिन  कुछ  मुद्दे  ऐसे  हैं  जो  अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मंहगाई  पर  कुछ  कहना  चाहें  तो?
 लोगों के  मन  को  आन्दोलित कर  रहे  हैं।  उनका  चर्चा में  भी  उल्लेख हुआ  है।

 [अनुवाद]
 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसे  आप  बतायें  ।

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  एक  छोटी  बात  है,  (व्यवधान)

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  उत्तरांचल  का  सवाल  है।  राज्य  के  पुनर्गठन की  बात
 नहीं  हो  रही  है।  उत्तरांचल के  आंदोलनकारियों के  साथ  उत्तर  प्रदेश  में  मुजफ्फरनगर  में  जिस  अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अभी  नहीं  ,  नहीं  तो  मुझे  सबको  अनुमति  देनी  पडेगी।
 तरह  का  बर्ताव  हुआ,  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  के  आरोप  लगे,  सी.  बी.  आई. ने  उसकी

 जांच  की,  उसकी  रिपोर्ट  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  के  सामने  रख  दी  गई  है।  प्रधान  मंत्री  उस  (व्यवधान )  **
 सरकार  का  समर्थन कर  रहे  हैं।  आपको  याद  होगा  कि  उस  दिन  पंचायतों  के  चुनाव  के
 बारे  में  इतनी  शिकायतें  आई  थीं।  किस  तरह  वहां  लोकतंत्र  का  मखौल  उड़ाया  गया  है,  राही  अध्यक्ष महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |

 जी  ने  इसको  लेकर  भूख  हड़ताल  की  थी  ,  वह  यहां  बैठे  हुए  हैं।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उनकी
 भूख  हड़ताल  ,  (व्यवधान)  **

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  फिर  आप  कैसे  कह  रहे  हैं  कि  हम  वहां  की  सरकार  अध्यक्ष  महोदय  :  शहाबुद्दीन जी,  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित नहीं  किया
 को  समर्थन दे  रहे  हैं।  जाएगा।  कृपया  बैठ  जाइए ।  जब  आपकी  बात  होगी  तो  मैं  आपको  समय  दूंगा,  इस  समय

 आपको  अपनी  बात  कहने  का  समय  नहीं  है।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  कांग्रेस  पार्टी  दोरंगा  खेल  खेल  रही
 है  श्री  पी.  वी.  नरसिंह  राव  :  महोदय,  मुझे  प्रयास  के  साथ  यह  समझाना  पड़  रहा  है

 राही  जी  भूख  हड़ताल  भी  करते  हैं  और  प्रधानमंत्री  जी  उस  सरकार  को  बचाये  भी  कि  हम  किसान  को  जो  मूल्य  देते  हैं  और  जो  मूल्य  उपभोक्ता  को  देना  पड़ता  है  उसके
 रखते हैं।  आखिर  धारा  356  किस  के  लिये है?  अन्तर को  यदि  समाप्त  नहीं  तो  कम  से  कम  कैसे  कर  रहे  हैं  ।  यह  मैनें  स्पष्ट  करने  का

 *  *
 कार्यवाही  वृत्तात  में  सम्मिलित नहीं  किया  गया।
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 प्रयास  किया  है  |  इसके  लिए  कोई  बना-बनाया  उत्तर  नहीं  है।  हम  यह  नहीं कह  सकते
 कि  हम  किसान  को  उचित  मूल्य  नहीं  देंगे  ।  हमें  देना  पड़ेगा  ।  परन्तु  साथ  ही  साथ  उसमें
 से  लगभग  38  प्रतिशत अथवा  37  प्रतिशत  उपभोक्ता को  पहुंचने  के  पूर्व  उनके  बीच
 के  व्यक्ति  (बिचौलिए) के  पास  जा  रहा  है।  इसको  समाप्त  किया  जा  सकता है।  हम
 वही कर  रहे  हैं।

 तेल  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  इसे  खुली  सामान्य  लाइसेंस  नीति  (ओ.  जी.

 एल.)  के  अंतर्गत  लाया  गया  है,  अब  तेल  के  मूल्यों में  स्थिरता आ  रही  है।

 दालों  के  मामले  में,  मुझे  दुख  है  हमारा  देश  आत्मनिर्भर नहीं  है  और  अन्य  देशों

 में  जहां  से  हम  दालें  लेते  हैं,  वहां  उनके  वर्तमान  मूल्य  भारत  में  इनके  मूल्यों  से  अधिक
 हैं, यह  ऐसा  है  जिसके बारे  में  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती,  इसलिए  आज जो  वहां
 स्थिति है  हमें  उससे  काम  चलाना है  जब  तक  कि  अन्य  देशों  में  स्थिति  सुधर  नहीं  जाती
 अथवा  मूल्य  कम  नहीं  हो  जाते,  इसलिए  प्रत्येक वस्तु  के  मामले  में  मूल्यों पर  नियंत्रण
 रखने  या  उसको  कम  करने  या  उनको  कम  रखने  और  उसमें  वृद्धि  न  होने  देने  के  लिए  एक
 खास  तरीका  है।  इसलिए  इन  में  से  प्रत्येक  वस्तु  के  मामले  में  सरकार  जो  कर  सकती  है
 वह  कर  रही  है।  मैकरक्तुक  बता  सकता  हूं  कि  क्या  किया  जा  रहा है।  परन्तु मेरा  यह
 कहना है  किज़त  उत्पादक  को  उचित  मूल्य  देना  पड़ेगा  और  इसी  आधार  पर  दूसरी
 चीजों का  हिसाब  लगाया  जाएगा,  हम  एक  सीमा से  अधिक  राज  सहायता  बढ़ाते  नहीं
 रह  सकते,  इसलिए  प्रश्न  यह  है  कि  हम  कितना  कर  सकते  हैं  ,  प्रश्न  यह  है  कि  हम  कितना
 दे  सकते  हैं,  स्थिति  यह  है।  मूल्य  स्थिति किसी  एक  व्यक्ति  या  किसी  एजेंसी के  हाथ
 में  नहीं  है  कि  बटन  दबाया  और  इसके  मूल्य  नियंत्रित  हो  गए  या  कम  हो  गए  ।

 [हिन्दी]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  जिन  सदस्यों  ने  मामला  उठाया

 था,  वह  चले गए,  उनके  जाने  के  बाद  प्रधानमंत्री जी  जवाब  दे  रहे  हैं,  कया  वे  चाहते
 हैं  कि  हम  भी  चले  जाएं  तो  हमारी  बात  का  जवाब  देंगे  ?  आप  क्या  कर  रहे  हैं?  अध्यक्ष

 महोदय,  आप  जवाब  दिलवाइये,  उत्तरांचल  के  बारे  में  सरकार

 श्री पी.  वी.  नरसिंह राव  :  जो  गये थे,  उन्होंने  मुझे  नोटिस  तो  नहीं  दिया  है  कि

 वे  जाने वाले  हैं।

 [अनुवाद ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंनें  आपसे  उत्तर  देने  के  लिए  अनुरोध किया  था  |

 हिन्दी]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  अगर  उत्तरांचल के  बारे  में
 प्रधानमंत्री  अपना  मौन  तोड़ते  तो  अच्छा  होता,  हमें  गृह  मंत्री  कहते  हैं  कि  चर्चा  हो  रही
 है,  आन्दोलनकारियों से  बातचीत  हो  रही  है  प्रधानमंत्री  कहते क्यों  नहीं  ।
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 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  कह  रहा  हूँ  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  और  सी.  बी.  आई.  ने  बलात्कार के  बारे  में  जो  रिपोर्ट
 दी  थी,  उसका कया  होगा  |

 [अनुवाद]

 श्री  पी.  वी.  नरसिंह राव  :  महोदय,  उत्तर देने  के  लिए  कुछ  बातें  उस  दिन  के  लिए

 छोड़  देना  ठीक  रहेगा  जब  हम  गृह  मंत्रालय की  मांगों  को  लेंगे  ,  मैं
 गृह मंत्री जी से उस दिन  उत्तगंचल पर  बोलने  के  लिए  कहूँगा।

 [हिन्दी]

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  हम  प्रधान  मंत्री  के  उत्तर  से  संतुष्ट
 नहीं हैं।

 5.24  म.  प.

 इस  समय  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य
 सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए  |  .....  (व्यवधान)

 [अनुवाद]

 श्री शोभनाद्रीशवर राव  वार्डे  :  अध्यक्ष  महोदय,  प्रधान  मंत्री  ने  आंध्र  प्रदेश  में  “एक
 किलो  चावल  दो  रुपये  में  ”

 कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  बारे  में  कुछ  नहीं
 बोला  है,  सरकार की  हैस  निर्धन  व्यक्ति  विरोधी  नीतियों  कहे  विरोध  में  हम  सभा  से  बहिर्गमन
 करते हैं  ।

 5.25 म.  प.

 'इस  समय  श्री शोभनादीश्यर राव  वाइडे  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य
 सभा-भवन से  जाहर  चले  गए  |

 हिन्दी]

 श्री  मोहन  रावले :  अध्यक्ष जी,  मुम्बई के  बारे  में  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता

 [अनुवाद]

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इसका  सभा  में  उत्तर  नहीं  टेंगे, यह  ठीक  नहीं है।

 (व्यवधान) ।
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 (हिन्दी 1

 श्री  मोहन  रावल :  अध्यक्ष  जी,  मुझे  एन.  टी.  सी.  मिल  के  बारे  में  पूछना है  कि
 वह  पैसा दे  रहे  हैं  या  नहीं  (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  रिकॉर्ड  पर  नहीं जा  रहा  है।

 (व्यवधान *

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  जी,  प्रधान  मंत्री  जी  ने अपने  जवाब  में  मुम्बई  की  समस्याओं
 के  बारे में  कुछ  नहीं  कहा  है,  मैं  इसके  विरोध में  सदन  से  बहिर्गमन करता  हूँ।

 5.26  म.  प.

 इस  समय  श्री  मोहन  रावले  सभा-  भवन  से  बाहर  चले  गए।

 [अनुवाद]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  ने  धन्यवाद  प्रस्ताव पर  अनेक  संशोधन  दिए
 हैं,  क्या  मैं  उन  सबको  एक  साध  सभा  में  मतदान के  लिए,  रखू ंया  कोई  माननीय  सदस्य
 किसी  विशेष  संशोधन  को  अलग  से  रखना  चाहते  हैं  ?

 मैं  सभी  संशोधनों को  एक  साथ  सभा  में  मतदान के  लिए  रखता हूं  क्योंकि  किसी

 सदस्य  ने  उन्हें  अलग  से  रखने  के  लिए  नहीं  कहा  है।  संशोधन  संख्या  1  से  38,  51  से  65,
 103 से  125,  311  से  365  ,  373  से  388  ,  433 से  607, 700  से  716  ,  799  से
 834,  846  से  874  ,  887  से  894  ,  899  से  912  ,  927  से  931,  942,  943,  992

 से  995,  1052 से  1066  और  1084 से  1097  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे गए  और

 अस्वीकृत  हुए।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  सभा  में  मुख्य  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिए  रखूंगा।

 प्रश्न  यह  है  :

 “
 कि  राष्ट्रपति को  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  एक  समावेदन  प्रस्तुत  किया  जाए.

 :-  '
 कि  इस  सत्र  में  समवेत  लोक  सभा  के  सदस्य  राष्ट्रपति के  उस  अभिभाषण  के  लिए

 जो  उन्होंने  13  फरवरी,  1995  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं के  समक्ष

 देने  की  कूप  की  है  उनके  अत्यन्त  आभारी  हैं।
 "

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तोपदार  अब  अपनी  बात  कह  सकते  हैं,  संबंधित  मंत्री  सभा
 में  उपस्थित  रहेंगे  ।

 “प  काब वाह  गजर  में  सम्मिलित नहीं  किया  गया  |

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  जारी  शुक्रवार, 28  अप्रैल,  1995  राष्ट्रपति के  अभिधावन  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  जारी...  406

 श्री  तरित  वरण  तोप दार  (  बैरकपुर)  :  महोदय,  भारतीय  पटसन  निगम  के
 कर्मचारी इस  महीने  की  25  ता.  से  भूख  हड़ताल  पर  हैं  ।  उनकी  मांग  है  कि  भारतीय  पटसन
 निगम में  काम  फिर  से  चालू  हो  न  कि  सरकार  आदेश  दे  कि  कामगारों  की  संख्या कम
 की  जाए.  और  मा.  प.  नि.  संगठन को  पूरी  तरह  बंद  कर  दिया  जाए  ।  किसी भी  मंच
 'पर  चर्चा  करने के  बजाए  सरकार  ने  इस  संगठन  को  समाप्त  करने का  एकतरफा
 निर्णय  लिया है।  इसका  पटसन  उद्योग  और  किसानों पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  जिनको  संख्या
 पश्चिम  बंगाल,  उड़ीसा  और  असम में  12  लाख से  कम  नहीं  है,  वस्त्र  मंत्री  यहं  पर

 हैं,  इसलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  बातों  का  उत्तर दें  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  (बांकुरा):  परमाणु  ऊर्जा  आयोग,  बम्बई  के  कार्यालय  में  गंभीर
 स्थिति बनी  हुई  है।  वहां  21  अप्रैल से  भूख  हड़ताल चल  रही  है  और  स्थिति आगे  और
 बिगड़  गई  है,  कामगार  मकानों  के  आबंटन  के  लिए  माँग  कर  रहे  हैं।  250  मकान  खाली
 पड़े  हुए  हैं।  उसके  बावजूद  इन  मकानों  को  आबंटित  नहीं  किया  जा  रहा  है।  उन्हें  भीतर  हड़ताल
 पर  जाना  पड़ा  है।  कल  परमाणु  ऊर्जा  आयोग,  बम्बई  के  प्राधिकारियों ने  2  बजे  से  कार्यालय
 बंद  कर  दिया है  और  वहां  तनाव  व्याप्त है।

 मैं  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तत्काल  मामले  में  दखल
 दें  ताकि  स्थिति  सामान्य  बन  सके  और  बिगड़े  नहीं  जिसको  वहां  भूख  हड़ताल पर  बैठे
 कर्मचारियों के  जीवन  को  बचाया  जा  सके  |

 [हिन्दी]

 श्री  रवि  राय  (केन्द्रपाड़ा):  अध्यक्ष  महोदय,  इन्टरनेशनल लेबर  अऑग्रिनाइजेशन की
 वर्ल्ड लेबर  रिपोर्ट  1995  का  परसों  दिल्ली  में  प्रकाशन  हुआ  है।  आप  जानते हैं  कि
 इन्टरनेशनल  लेबर  आर्गेनाइजेशन  दुनिया  के  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  हेतु  काम  करता
 है  और  आई.  एल.  ओ.  का  डाइरेक्टर  हमारे  देश  में  नेशनल  रिनिवल  फण्ड  को  लेकर
 स्ट्रक्चरल  चैंजेज  वगैरह  कर  रहे  हैं  उसके  बारे  में  क्ल  लेबर  Hale  1955.0  है।  उसमें है
 कि  नेशनल  रिनिवल  फण्ड  का  जो  सबसे  बड़ा  काम  है  वह  "टू  रिट्रेंड दी  वर्कर्स  है।  भारत

 सरकार  ने  वह  नहीं  किया  है  और  जब  से  न्यू  इकॉनोमिक  पालिसी  लागू  हुई  है  तबसे  सिर्फ
 500  मजदूरों  व  कर्मचारियों  को  ट्रेंड  किया  गया  है,  ब्ल्ड  लेबर  रिपोर्ट  में  यह  भी  शिकायत
 हैकि:

 [अनुवाद]

 रिपोर्ट में  यह  भविष्यवाणी  की  गई  है  कि  यदि  युवा  बेरोजगारों  के  लिए  रास्ता  बनाने
 हेतु  पुराने  कामगारों  को  शीघ्र  सेवानिवृत्ति  लेने  के  लिए  दबाव  डाला  जाए  तो  सामाजिक
 सुरक्षा  व्यवस्था  ढह  जाएगी।  रिपोर्ट  में  बेरोजगारी  को  वास्तविक  संभावना  की  समस्या  से
 निबटने  के  लिए  कामगारों  को  प्रशिक्षण  देने  को  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  है  जिससे
 ढांचागत  समायोजन  करना  पड़ेगा।  पुनः  प्रशिक्षण  और  श्रमिक  कातार  उपाय  उन  कामगारों
 को  अपने  रोजगार  में  जाने  के  लिए  समर्थ  बनाने  का  एक  शक्तिशाली  साधन  बनेगा  जो  अपने


